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16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चीनी की खरीद
*159. श्रीमती वानसुक साइम: 
 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2013 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को वितरण हेतु चीनी की खरीद को बन्द कर दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सीधे बाजार से चीनी खरीदने और केन्द्र से प्रति किलोग्राम चीनी के लिए 18.50 रुपए की राजसहायता लिये जाने हेतु कहा गया है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्य अलाभकारी स्थिति में हैं क्योंकि देश में चीनी की मिलें/व्यापार केन्द्र इस क्षेत्र से बहुत दूर स्थित हैं जिसके कारण खरीद के स्थानों से स्टाक को लाने में ढुलाई संबंधी समस्याएं पेश आती हैं; और
(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों ने इस पर अतिरिक्त लागत आने के कारण, प्रति किलोग्राम चीनी के लिए राजसहायता को बढ़ा कर 25 रुपये किये जाने की मांग की है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
********

राज्‍य सभा में दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्या 159 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण
(क) और (ख): केन्‍द्र सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मूल्‍य पर चीनी मिलों पर उत्‍पादित चीनी के कुछ प्रतिशत के रूप में अनिवार्य लेवी लगाती थी। अब केन्‍द्र सरकार ने दिनांक 1 अक्‍तूबर, 2012 से उत्‍पादित चीनी के संबंध में चीनी मिलों पर से लेवी दायित्‍व को समाप्‍त कर दिया है। नई व्‍यवस्‍था के तहत, राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम के मौजूदा खुदरा निर्गम मूल्‍य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी उपलब्‍ध कराने के लिए पारदर्शी प्रणाली के जरिए खुले बाजार से चीनी की खरीद करने के लिए कहा गया है। केन्‍द्र सरकार 18.50 रूपये प्रति किलोग्राम की निर्धारित राजसहायता प्रदान करेगी जो राज्‍यों के मौजूदा आवंटनों पर आधारित मात्रा तक ही सीमित होगा।

(ग) और (घ): इस नई स्‍कीम के तहत चीनी की खरीद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्‍ड, असम, मणिपुर और मेघालय सरकार ने प्रतिकूल भौगोलिक स्‍थिति होने, राज्‍य में चीनी मिलों और नागरिक आपूर्ति निगमों के न होने, अतिरिक्‍त व्‍यय को पूरा करने के लिए निधि की कमी/अपर्याप्‍त बजट जैसी कुछ कठिनाइ होने की सूचना दी है। इन राज्‍यों ने एक और वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम के जरिए चीनी की आपूर्ति पूर्व प्रणाली के अनुसार ही जारी रखने का अनुरोध किया है। मिजोरम राज्‍य सरकार ने कम से कम 25 रूपये प्रति किलोग्राम की उच्‍च राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।


लेवी दायित्‍व समाप्‍त करने से सरकार चीनी मिलों से चीनी मांगने तथा राज्‍यों को इसकी आपूर्ति करने की स्‍थिति में नहीं है। केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों को सलाह दी है कि वे खुले बाजार से चीनी की खरीद करने तथा नामित स्‍थानों तक इनकी ढुलाई के लिए तत्‍काल कदम उठाएं और भारतीय खाद्य निगम/केंद्रीय भंडारण निगम के गोदाम उपलब्‍ध होने पर परस्‍पर सहमत निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उनका इस्‍तेमाल करें। इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य सरकार के वित्‍तीय बोझ को कम करने के लिए केन्‍द्र सरकार ने उन राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों जो इस उद्देश्‍य से केन्‍द्र सरकार से सम्‍पर्क करेंगी को पहली तिमाही के लिए अग्रिम राजसहायता जारी करने का निर्णय लिया है।
******
